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रथ यात्रा के  बीच एनिमेटेड फ़िल्म: सुप्रीम कोर्ट के  आदेश में
क्या तय हुआ

राजव्यवस्था और न्यायपालिका | समाचार संदर्भ: 17 और 29 जुलाई 2026 (सुप्रीम कोर्ट) | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

भारत में फ़िल्म के  सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले कें द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) का प्रमाणपत्र लगता है। लेकिन प्रमाणपत्र

मिलने के  बाद भी कोई फ़िल्म अदालत में चुनौती का विषय बन सकती है, जैसे धार्मिक भावनाओं या सार्वजनिक व्यवस्था की

आशंका के  आधार पर। ऐसे विवादों में एक बात अलग करके  पढ़नी चाहिए: अदालत के  लिखित आदेश में क्या दर्ज है, और सुनवाई

में मौखिक रूप से क्या कहा गया।

खबरों में क्यों

सुप्रीम कोर्ट के  17 जुलाई 2026 के  आदेश (न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन; ELE Animations Pvt.

Ltd. बनाम महेश कु मार साहू और अन्य, SLP(C) 23905/2026) के  अनुसार उड़ीसा हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में निर्माता को

“महाप्रभु जगन्नाथ” नामक एनिमेटेड फ़िल्म 17 जुलाई 2026 और उसके  बाद रिलीज़ करने से रोका था। सुप्रीम कोर्ट ने अपील में

अनुमति दी और फ़िल्म को 28 जुलाई 2026 को या उसके  बाद प्रदर्शित करने की अनुमति दी। मीडिया रिपोर्टों (LiveLaw, The

Hindu) के  अनुसार 29 जुलाई 2026 को अदालत ने इस आदेश में बदलाव की माँग करने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए। 29

जुलाई का लिखित आदेश हमने नहीं पढ़ा।

मुख्य अवधारणा: लिखित आदेश बनाम मौखिक टिप्पणी

अदालत का बाध्यकारी निर्णय उसके  हस्ताक्षरित आदेश में होता है। सुनवाई के  दौरान की गई मौखिक टिप्पणियाँ आदेश का हिस्सा

नहीं होतीं, जब तक वे आदेश में दर्ज न हों। इस मामले में 17 जुलाई का आदेश के वल यह दर्ज करता है कि CBFC ने फ़िल्म को

मंज़ूरी दी, रथ यात्रा चल रही है और इसलिए फ़िल्म 28 जुलाई या उसके  बाद दिखाई जा सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर

कोई सामान्य सिद्धांत उस आदेश में नहीं है।
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मुख्य तथ्य और आंकड़े

मामला ELE Animations Pvt. Ltd. बनाम महेश कु मार साहू और अन्य, SLP(C)

23905/2026, उड़ीसा हाई कोर्ट के  15 जुलाई 2026 के  आदेश (WP(C) 21986/2026) के

विरुद्ध

हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश

(SC आदेश के  अनुसार)

अपीलकर्ता 17 जुलाई 2026 और उसके  बाद फ़िल्म रिलीज़ न करे, अदालत की अनुमति तक या

अगली तिथि तक, जो पहले हो

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 17

जुलाई 2026

अनुमति दी गई (leave granted); CBFC की मंज़ूरी दर्ज; रथ यात्रा 16 से 27 जुलाई 2026 तक;

फ़िल्म “28.07.2026 को या उसके  बाद” दिखाई जा सकती है; अपील निस्तारित

आदेश में दर्ज कथन अपीलकर्ता के  वरिष्ठ अधिवक्ता के  अनुसार वही काल्पनिक कथा पहले टेलीविज़न शृंखला के  रूप में

दिखाई गई और YouTube पर उपलब्ध है; सॉलिसिटर जनरल ने रथ यात्रा की अवधि बताई

29 जुलाई 2026 (मीडिया

रिपोर्ट)

आदेश में बदलाव के  आवेदन अस्वीकार; मौखिक टिप्पणियाँ दर्ज; लिखित आदेश हमने नहीं पढ़ा

आदेश कै से बना: तीन आधार

प्रमाणन की भूमिका: आदेश दर्ज करता है कि CBFC ने “प्रासंगिक मानदंडों” को देखते हुए फ़िल्म के  प्रदर्शन की अनुमति दी है।

आदेश में इस मंज़ूरी को रद्द करने की माँग पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं है।

रथ यात्रा की अवधि: आदेश में प्रदर्शन की तिथि से सीधे जुड़ा कारण रथ यात्रा के  दस दिन हैं (“इन परिस्थितियों में”), जिसके

लिए अदालत ने फ़िल्म को 28 जुलाई या उसके  बाद दिखाने की अनुमति दी। यानी आदेश में प्रदर्शन का समय तय हुआ है, और

सामग्री पर कोई निर्णय दर्ज नहीं है।
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पूर्व-प्रदर्शन के  तथ्य: आदेश में अपीलकर्ता के  अधिवक्ता का कथन दर्ज है कि कथा पहले टीवी शृंखला और YouTube पर आ

चुकी है। आदेश इस कथन को स्वतंत्र निष्कर्ष के  रूप में नहीं, बल्कि “बताया गया” के  रूप में दर्ज करता है।

यह मामला क्यों मायने रखता है

प्रमाणन के  बाद भी चुनौती: यह मामला दिखाता है कि CBFC की मंज़ूरी के  बाद भी हाई कोर्ट में जनहित याचिका के  ज़रिए

प्रदर्शन रोका जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट अपील में उस रोक की अवधि बदल सकता है।

सार्वजनिक व्यवस्था और समय का प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट ने उत्सव की अवधि को देखते हुए तिथि तय की। यह हमारी व्याख्या है कि

आदेश ने समय-आधारित संतुलन अपनाया, क्योंकि आदेश स्वयं कोई सामान्य सिद्धांत नहीं बताता।

बहस के  बिंदु और सावधानियाँ

मौखिक टिप्पणियों का वज़न: LiveLaw और The Hindu ने सुनवाई की जो मौखिक टिप्पणियाँ दर्ज की हैं, उन्हें लिखित

आदेश का निर्णय नहीं माना जा सकता, और हमने 29 जुलाई का हस्ताक्षरित आदेश नहीं पढ़ा।

रिपोर्टों में अंतर: The Hindu ने 29 जुलाई को “ओडिशा सरकार की चुनौती” खारिज होने की बात लिखी, जबकि LiveLaw

के  अनुसार आवेदन मंदिर-ट्रस्ट और एक श्रद्धालु के  थे। आवेदकों की पहचान हमारे पढ़े  गए स्रोतों में एकमत नहीं है।

रथ यात्रा की अंतिम तिथि: 17 जुलाई के  आदेश में रथ यात्रा 27 जुलाई तक है। LiveLaw ने इसे 28 जुलाई लिखा है। हमने

आदेश के  पाठ को आधार माना।

आगे की राह

आगे देखने की बातें ये हैं: उड़ीसा हाई कोर्ट में मूल रिट याचिका का क्या हुआ, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई के  बाद कोई

लिखित स्पष्टीकरण दिया। इन पर हमारे पास जारीकर्ता-स्रोत की जानकारी नहीं है।

अवधारणा में अंतर

तीन बातें अलग रखें: (1) हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश, जिसने प्रदर्शन अस्थायी रूप से रोका; (2) सुप्रीम कोर्ट का 17 जुलाई का

लिखित आदेश, जिसने 28 जुलाई से प्रदर्शन की अनुमति दी; और (3) 29 जुलाई की सुनवाई की मौखिक टिप्पणियाँ, जो मीडिया

रिपोर्टों पर आधारित हैं।

मेंस दृष्टि

GS-II: न्यायपालिका की भूमिका, अभिव्यक्ति और सार्वजनिक व्यवस्था का संतुलन। उत्तर में तथ्य (15, 17, 28, 29 जुलाई

2026; आदेश का पाठ) और स्रोत की सीमाएँ दोनों लिखें।
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UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट के  17 जुलाई 2026 के  आदेश के  संदर्भ में बताइए कि CBFC की मंज़ूरी के  बाद भी किसी फ़िल्म का प्रदर्शन

अदालतों में कै से विवाद का विषय बन सकता है। अदालत के  लिखित आदेश और सुनवाई की मौखिक टिप्पणियों में अंतर

क्यों महत्त्वपूर्ण है?

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: प्रमाणन और न्यायिक चुनौती।

मुख्य भाग में: मामले के  तथ्य; 17 जुलाई के  आदेश में दर्ज बातें; मौखिक टिप्पणियों की स्थिति; समय-आधारित संतुलन; सीमाएँ।

निष्कर्ष में: प्रमाणन के  बाद न्यायिक चुनौती को मामले के  समय-आधारित आदेश से समझाएँ; 17 जुलाई के  लिखित आदेश को

सुनवाई की मौखिक टिप्पणियों और बाद की रिपोर्टों से अलग रखें, तथा प्रदर्शन की अनुमति को सामग्री पर अंतिम न्यायिक निर्णय

न मानें।

स्रोत

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 17 जुलाई 2026, ELE Animations Pvt. Ltd. बनाम महेश कु मार साहू और अन्य,

SLP(C) 23905/2026 (आधिकारिक PDF, पूरा पढ़ा गया)

LiveLaw: सुप्रीम कोर्ट ने “महाप्रभु जगन्नाथ” पर रोक से इनकार किया (29 जुलाई 2026)

The Hindu: Supreme Court dismisses Odisha Govt plea against release of

‘Mahaprabhu Jagannath’ (29 जुलाई 2026)

17 जुलाई 2026 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आधिकारिक PDF से पूरा पढ़ा गया। 29 जुलाई 2026 की घटना के वल LiveLaw और The Hindu की

रिपोर्टों से ली गई है; उस दिन का हस्ताक्षरित आदेश, उड़ीसा हाई कोर्ट का 15 जुलाई का आदेश और CBFC का प्रमाणपत्र नहीं पढ़े  गए। 29 जुलाई के  बाद

की किसी कार्यवाही की जाँच नहीं की गई।

याद रखें: सुप्रीम कोर्ट के  17 जुलाई 2026 के  लिखित आदेश ने रथ यात्रा की अवधि को देखते हुए फ़िल्म को 28 जुलाई या उसके

बाद दिखाने की अनुमति दी; सामग्री पर कोई निर्णय उस आदेश में दर्ज नहीं है।

https://api.sci.gov.in/supremecourt/2026/41972/41972_2026_3_61_72190_Order_17-Jul-2026.pdf
https://api.sci.gov.in/supremecourt/2026/41972/41972_2026_3_61_72190_Order_17-Jul-2026.pdf
https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-refuses-to-ban-mahaprabhu-jagannath-movie-543358
https://www.thehindu.com/news/national/odisha/supreme-court-dismisses-odisha-govt-plea-against-release-of-animated-film-mahaprabhu-jagannath/article71280377.ece
https://www.thehindu.com/news/national/odisha/supreme-court-dismisses-odisha-govt-plea-against-release-of-animated-film-mahaprabhu-jagannath/article71280377.ece

